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   राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

     अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 124


मंगलवार, दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक)

को होने वाली  सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।

ईरानी कच्‍चे तेल के आयात का भुगतान

124.
श्री परिमल नथवानी :

क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या यह सच है कि जर्मनी ने भुगतान स्‍वीकार करने से इंकार कर दिया है जिससे भारत द्वारा ईरान को तेल के लिए किए जाने वाले भुगतान की बकाया राशि में वृद्धि हो रही है ;
(ख)
यदि हां, तो मार्च 2011 के अंत तक बकाया राशि की मात्रा सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ;
(ग)
क्‍या इससे ईरान से भारत को निर्यात किए जाने वाले कच्‍चे तेल पर गंभीर प्रभाव पड़ा है ; और 
(घ्‍ा)
यदि हां, तो समस्‍या का हल निकालने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं ?
उत्‍तर 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0पी0एन0 सिंह)
(क)
: जी, हॉं।
(ख) से (घ) : मार्च 2011 की स्‍थिति के अनुसार नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) की बकाया राशि 2,241.34 मिलियन अमरीकी डालर थी। सरकार ने अगस्‍त, 2011 में एक नई भुगतान व्‍यवस्‍था को शुरू किया है जिसके तहत नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) की सभी बकाया भुगतानों को सफलता पूर्वक निपटा लिया गया है और ईरान से कच्‍चा तेल आयात करने के लिए भुगतान, जहां कहीं भी देय हो इस व्‍यवस्‍था के तहत किया जाता है। ईरान से कच्‍चा तेल आयात करने में कोई बाधा नहीं है।  
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